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सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय
राज्‍य सभा
अतारांकित प्रश्‍न सं. 1534

सोमवार, 1 जनवरी, 2018/11 पौष, 1939 (शक)
राजमार्गों तथा सड़कों के निर्माण हेतु योजनाएं
1534. श्री परवेज़ हाशमीः 
क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) सरकार द्वारा किन-किन योजनाओं के अंतर्गत राजमार्गों, संपर्क सड़कों तथा ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण किया जा रहा है, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) पिछले तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष के दौरान सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्यों का ब्यौरा क्या है तथा उपरोक्त सड़कों का निर्माण कितना-कितना हुआ, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ग) वर्तमान सरकार द्वारा उपरोक्त सड़कों के त्वरित निर्माण को सुनिश्चित करने की दिशा में उठाए गए महत्वपूर्ण कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्‍तर
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्‍य मंत्री
(श्री मनसुख एल. मांडविया)
(क) तथा (ख):  मंत्रालय केवल राष्ट्रीय राजमार्गों (रारा) के विकास के लिए उत्‍तरदायी है और उन्हें प्रस्तावित विश्व बैंक ऋण सहायता, सागरमाला तथा भारतमाला के तहत राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम (एनएचडीपी), अरुणाचल प्रदेश पैकेज सहित पूर्वोत्‍तर क्षेत्र में विशेष त्‍वरित सड़क विकास कार्यक्रम (एसएआरडीपी-एनई), वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई), विजयवाड़ा रांची मार्ग का विकास, राष्ट्रीय राजमार्ग अंतरसंपर्कता सुधार कार्यक्रम (एनएचआईआईपी), जैसी विभिन्‍न स्‍कीमों के अंतर्गत उन्‍न्‍त/विकसित किया जा रहा है। पिछले तीन वर्षों के दौरान राष्‍ट्रीय राजमार्गों के निर्माण के लिए लक्ष्य और उपलब्धि निम्‍नानुसार है: 
	क्रम सं.
	वर्ष
	लक्ष्‍य (किमी में)
	उपलब्धि (किमी में)

	1
	2014-15
	6300
	4410

	2
	2015-16
	10950
	6061

	3
	2016-17
	15000
	8231


(ग):  परियोजनाओं के निर्माण कार्य को बाधा मुक्‍त करने के लिए मंत्रालय द्वारा क्षेत्रीय अधिकारियों, रियायतग्राहियों/ठेकेदारों के साथ मुख्‍यालय में परियोजना विकासकर्ताओं, राज्‍य सरकारों और ठेकेदारों के साथ नियमित बैठक आयोजित की जाती हैं। इन परियोजनाओं का निर्माण तेजी से पूरा करने के लिए विभिन्‍न कदम उठाए गये हैं जिनमें भूमि अधिग्रहण व पर्यावरण अनापत्‍तियों को सरल बनाना, इक्‍विटी निवेशकों के लिए बहिर्गमन, प्रीमियम का पुनर्निर्धारण, अन्‍य मंत्रालयों के साथ घनिष्‍ठ समन्‍वयन, विवाद समाधान तंत्र का नवीकरण, विभिन्‍न स्‍तरों पर बार-बार पुनरीक्षण इत्‍यादि शामिल है । किये गये विभिन्‍न उपायों में निम्‍नलिखित शामिल हैं:-
पर्यावरण और वन स्‍वीकृति:
· पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा क्षेत्रीय कार्यालयों को शक्‍तियों का प्रत्‍यायोजन ।
· 100 किमी की लम्‍बाई के लिए पर्यावरण स्‍वीकृति (ईसी) अपेक्षित नहीं है । यदि चौड़ीकरण 40 मीटर तक और पुनर्संरेखण 60 मीटर तक प्रतिबंधित है, तो 100 किमी से अधिक लम्‍बाई तक के लिए भी पर्यावरण स्‍वीकृति अपेक्षित नहीं है ।
आरओबी (रेल उपरि पुल)/आरयूबी/(रेल भूमिगत पुल):
 
रेल उपरि पुल के लिए रेलवे द्वारा अनुमोदित सामान्‍य व्‍यवस्‍थापन रूपांकन (जीएडी) की प्रक्रिया को सरलीकृत किया गया है और इसे ऑनलाइन कर दिया गया है । अनुरक्षण प्रभार, जिससे कई परियोजनाओं की प्रगति में बाधा पड़ रही थी, उसे रेलवे द्वारा समाप्‍त कर दिया गया है । मानक डिजाइन को वेबसाइट पर डाला गया है ।
वित्‍तीय पहलें:
· कार्य समापन भुगतान की सीमा तक ऋण सुरक्षित किया गया है ।
· अवसंरचना ऋण निधि-कम ब्‍याज दरों पर दीर्घ कालिक वित्‍त पोषण ।
· प्रीमियम का पुनर्निधारण-बैंक दर +2%

· 2009 से पूर्व ठेके पर दी गई परियोजनाओं, में कार्य समापन के दो वर्ष बाद 100 प्रतिशत बहिर्गमन ।
· पिछड़ रही उन परियोजनाओं जिनमें कार्य की वास्‍तविक प्रगति 50 प्रतिशत तक है, और रियायतग्राही निधियों की कमी का सामना कर रहा है, उनमें भारतीय राष्‍ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा निधि का निवेश ।
*****
